
एक अच्छा संतुलन बनाएं, एक न्यायपू र्ण नाग रि क सं हि ता रखें

प्रसंग:

• मुद्दा: भारत में समान नाग रि क सं हि ता (यूसीसी) का संभा वि त का र्यान्वयन, ध र्म की परवाह 

कि ए बि ना सभी नाग रि कों पर समान व्य क्ति गत कानून लागू करना।

• का र्रवाई: भारत का वि धि  आयोग यूसीसी पर जनता से प्र ति क्रि या मांग रहा ह।ै

पृष्ठभू मि :

• व र्तमान प्रणाली: वि भि न्न धा र्मि क समुदायों के पास वि वाह, तलाक, वि रासत, गोद लेने आ दि  

पर अपने व्य क्ति गत कानून हैं।

• आलोचनाएँ: कुछ समुदायों में बहु वि वाह और एकतरफा तलाक जैसी प्रथाओ ंके कारण 

इस प्रणाली को भेदभावपू र्ण और पुराना माना जाता ह।ै

• यूसीसी के लि ए त र्क: सम र्थकों का मानना ह ै कि  यह समानता और राष्ट्रीय एकता को 

बढ़ावा देता ह।ै

• यूसीसी के ख़ि लाफ़ त र्क: वि रो धि यों को धा र्मि क स्वतंत्रता और सांसृ्क ति क वि वि धता के 

उल्लंघन का डर ह।ै

जस्ट कोड क्या ह?ै

• एकरूपता से पर:े लेखक एक "न्यायसंगत कोड" की वकालत करते हैं जो नि म्न लि खि त को 

कायम रखता ह:ै

◦ समानता: ध र्म की परवाह कि ए बि ना सभी व्य क्ति यों के लि ए समान अ धि कार।

◦ लैं गि क न्याय: म हि लाओ ंके वि रुद्ध भेदभावपू र्ण प्रथाओ ंका उन्मूलन।

◦ व्य क्ति गत अ धि कार: सं वि धान द्वारा गारटंीकृत मौ लि क अ धि कारों का सम्मान।

◦ सांसृ्क ति क संवेदनशीलता: भारत के वि वि ध सांसृ्क ति क और धा र्मि क प रि दृश्य को 

पहचानना और उसका सम्मान करना।

यूसीसी की आवश्यकता:

• भेदभाव को संबो धि त करना: लेखक कुछ व्य क्ति गत कानूनों के तहत अनुम ति  दी गई 

भेदभावपू र्ण प्रथाओ,ं जैसे बहु वि वाह और एकतरफा तलाक पर प्रकाश डालते हैं।

• समानता को बढ़ावा देना: एक यूसीसी व्य क्ति गत कानून के मामलों में सभी नाग रि कों के 

लि ए समान व्यवहार सु नि श्चि त कर सकता ह।ै

• राष्ट्रीय एकता: कानूनों का एक सामान्य सेट संभा वि त रूप से राष्ट्रीय एकता और एकजुटता 

को मजबूत कर सकता ह।ै

यूसीसी से संबं धि त मुदे्द:

• का र्यान्वयन चुनौ ति याँ: लेखक धा र्मि क अल्पसंख्यकों की प्र ति क्रि या के बि ना यूसीसी को 

लागू करने की क ठि नाई को स्वीकार करते हैं।

सांसृ्क ति क पहचान संबंधी चि ं ताएँ: संवेदनशीलता के बि ना थोपा गया यूसीसी कुछ समुदायों 
की सांसृ्क ति क पहचान को खतर ेमें डाल सकता ह।ै
• ध र्म नि रपेक्षता मॉडल: लेखक प श्चि मी ध र्म नि रपेक्षता मॉडल को आँख बंद करके अपनाने के 
प्र ति  आगाह करते हैं जो शायद भारत के संद र्भ में फि ट नहीं बैठता।
प श्चि मी गोला र्ध:
• संतुलन बनाना: लेखक वि धि  आयोग से एकरूपता और न्याय के बीच एक संतु लि त 
दृ ष्टि कोण खोजने का आग्रह करते हैं।
• चयनात्मक सुधार: सं हि ता को केवल उन प्रथाओ ंको समाप्त करना चा हि ए जो सं वि धान का 
उल्लंघन करती हैं, न कि  अपने लि ए एकरूपता लागू करना चा हि ए।
• आंत रि क सुधार: लेखक धा र्मि क समुदायों को अपने व्य क्ति गत कानूनों के भीतर भेदभावपू र्ण 
प्रथाओ ंको संबो धि त करने के लि ए आंत रि क सुधार करने के लि ए प्रोत्सा हि त करते हैं।

बैंकों को नि वेश आधा रि त वि कास के लि ए कमर कसनी चा हि ए

प्रसंग:

• नि वेश में गि रावट: भारतीय अ र्थव्यवस्था में पि छले कुछ वषोर्ं में नि वेश में चि ं ताजनक 

गि रावट देखी गई ह।ै सतत वि कास हा सि ल करने के लि ए इस प्रवृ त्ति  को उलटने की 

जरूरत ह।ै

• बु नि यादी ढांचे का वि कास और एमएसएमई वि कास: बु नि यादी ढांचे के वि कास और 

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के वि कास पर सरकार के फोकस के लि ए 

महत्वपू र्ण वि त्तीय सहायता की आवश्यकता ह।ै यह सहायता प्रदान करने में बैंक 

महत्वपू र्ण खि लाड़ी हैं।

• नि वेश-आधा रि त वि कास: अंत रि म बजट हा लि या उपभोग-संचा लि त मॉडल के बजाय 

नि वेश-आधा रि त वि कास पथ की ओर बदलाव का सुझाव देता ह।ै इस बदलाव के कारण 

वि भि न्न मांगों को पूरा करने के लि ए बैं कि ं ग क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता ह।ै

बैंकों की भू मि का:

• बड़े पैमाने पर प रि योजना वि त्त: बड़े बैंकों को प्रमुख बु नि यादी ढांचा प रि योजनाओ ंके 

वि त्तपोषण के लि ए मांग में प्रत्या शि त उछाल को संभालने की आवश्यकता होती ह।ै 

अंत र्राष्ट्रीय क्षमताओ ंवाले कुछ बड़े बैंक बनाने के लि ए बैंक संरचना (1991) पर नर सि म्हम 

स मि ति  की रि पो र्ट की सि फा रि शों पर दोबारा गौर करना आवश्यक हो सकता ह।ै

• कम लागत वाली जमा रा शि  जुटाना: वि त्तीय स्थि रता को खतर ेमें डाले बि ना ऋण की 

मांग को पूरा करने के लि ए, बैंकों को कम लागत वाली जमा रा शि  आक र्षि त करने की 

आवश्यकता ह।ै इसमें बैं कि ं ग वि नि यमन अ धि नि यम में संशोधन के माध्यम से लंबी अव धि  

की जमा (10 व र्ष से अ धि क) शा मि ल हो सकती ह।ै

• प रि संप त्ति -देयता बेमेल से बचना: बैंकों को बेमेल से बचने के लि ए अपनी प रि संप त्ति यों 

और देनदा रि यों का सावधानीपू र्वक प्रबंधन करना चा हि ए जि ससे वि त्तीय जो खि म हो सकते 

हैं। लंबी अव धि  की जमा पर जोर देने से इसे हा सि ल करने में मदद मि लेगी।

• प र्यटक स्थलों पर वि देशी मुद्रा सु वि धाएं: वि कास चालक के रूप में प र्यटन पर जोर 

दि या जा रहा ह।ै बैंकों को उभरते प र्यटन स्थलों में शाखाएँ खोलकर और वि देशी आगंतुकों 

को पूरा करने के लि ए वि देशी मुद्रा सु वि धाएं प्रदान करके अपनी पहुचं का वि स्तार करने 

की आवश्यकता ह।ै इससे उनकी वि देशी मुद्रा आय को बढ़ावा मि लेगा।

The Hindu Plus Summary : 08.02.2024

मेन्स मास्टर



म हि लाओ ंके बीच वि त्तीय समावेशन बढ़ाना: म हि लाओ ंको आ र्थि क रूप से सशक्त बनाना 

महत्वपू र्ण ह।ै बैंकों, वि शेषकर नि जी बैंकों को म हि लाओ ंतक पहुचंने और उन्हें औपचा रि क वि त्तीय 

प्रणाली में भाग लेने में मदद करने के लि ए और अ धि क प्रयास करने की आवश्यकता ह।ै मोबाइल 

प्रौद्यो गि की का लाभ उठाना इस प्रयास में सहायक हो सकता ह।ै

• शि क्षा ऋण नी ति यों पर दोबारा वि चार करना: तकनीकी शि क्षा की बढ़ती लागत और मुद्रा में 

उतार-चढ़ाव के साथ, बैंकों को अपनी शि क्षा ऋण नी ति यों की समीक्षा करने की आवश्यकता ह,ै 

वि शेष रूप से सुर क्षि त ऋण के संबंध में। का र्यबल को कुशल और उन्नत बनाने के लि ए शि क्षा के 

लि ए वि त्तपोषण तक आसान पहुचं सु नि श्चि त करना आवश्यक ह।ै

• कम ब्याज दरों को अपनाना: कम ब्याज दर व्यवस्था की ओर अपे क्षि त बदलाव से बैंकों की शुद्ध 

ब्याज आय पर असर पड़ेगा। उन्हें प रि चालन दक्षता में सुधार, प्र ति स्पधीर् दरों की पेशकश और 

आय के वैक ल्पि क स्रोतों की खोज करके अनुकूलन करने की आवश्यकता ह।ै

समग्र आउटलुक:

• संरचनात्मक प रि व र्तन: बैं कि ं ग क्षेत्र को वि लय, एक सम र्पि त ग्रामीण इकाई के नि र्माण और के्र डि ट 

मांग में प्रत्या शि त वृ द्धि  को संभालने के लि ए नर सि म्हम स मि ति  की सि फा रि शों पर संभा वि त रूप से 

फि र से वि चार करने जैसे संरचनात्मक प रि व र्तनों की आवश्यकता हो सकती ह।ै

• नए अवसर: बैंकों के पास अपनी रणनी ति यों और पेशकशों को अपनाकर प र्यटन, म हि लाओ ंके 

वि त्तीय समावेशन और शि क्षा ऋण जैसे क्षेत्रों में बढ़ने के अवसर हैं।

• प रि चालन समायोजन: कम ब्याज दरों के कारण लाभप्रदता और प्र ति स्प र्धात्मकता बनाए रखने 

के लि ए बैंक प रि चालन में बदलाव की आवश्यकता होती ह।ै

अ जि त पवार गुट ही असली NCP: चुनाव आयोग

सुप्रीम को र्ट ने कहा कि  उप-जा ति यों में से संपन्न लोगों को कोटा सूची से 
हटाया जा सकता है

प्रसंग:

• सुप्रीम को र्ट में सात न्यायाधीशों की पीठ आरक्षण लाभ के लि ए अनुसू चि त जा ति  (एससी) श्रेणी 

के भीतर उप-वगीर्कृत समूहों की वैधता की जांच कर रही ह।ै

• यह एससी श्रेणी के भीतर अ धि मान्य आरक्षण देने वाले पंजाब कानून के खि लाफ एक चुनौती के 

जवाब में आया ह।ै

सवोर्च्च न्यायालय की टि प्प णि याँ:

• आरक्षण के भीतर ब हि ष्करण: मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि  

आरक्षण में ही ब हि ष्करण अंत र्नि हि त ह,ै क्यों कि  पि छड़े वगोर्ं को लाभ पहुचंाने के लि ए अगड़ी 

जा ति यों को बाहर रखा गया ह।ै

• उप-वगीर्करण की आवश्यकता पर सवाल उठाया: न्यायमू र्ति  वि क्रम नाथ ने पि छड़े वगोर्ं के भीतर 

समृद्ध उप-जा ति यों के आरक्षण का लाभ उठाने के बार ेमें चि ं ता जताई, सुझाव दि या कि  उन्हें 

सामान्य श्रेणी में प्र ति स्प र्धा करनी चा हि ए।

• कमजोर वगोर्ं पर प्रभाव: न्यायमू र्ति  बी.आर. गवई ने पि छड़े समूहों के भीतर वि शेषा धि कार प्राप्त 

व्य क्ति यों को पी ढ़ि यों से आरक्षण का लाभ मि लने के बार ेमें चि ं ता व्यक्त की, जब कि  वास्तव में 

हा शि ए पर रहने वाले व र्ग वं चि त बने हुए हैं।

हाइलाइट कि ए गए मुदे्द:

• समानता का संभा वि त उल्लंघन: एससी के भीतर उप-वगीर्करण पि छले नि र्णयों में स्था पि त श्रेणी 

के भीतर समान अ धि कारों की धारणा का खंडन कर सकता ह।ै

• सामा जि क न्याय और दक्षता को संतु लि त करना: आरक्षण के प्रभाव को गहरा करने और कमजोर 

वगोर्ं तक पहुचंने के लक्ष्य के साथ, सामान्य व र्ग के एक हि स्से को भी बाहर करने और योग्यता पर 

संभा वि त प्रभाव के बार ेमें चि ं ताएं पैदा होती हैं।

• संघीय बनाम राष्ट्रीय दृ ष्टि कोण: बहस इस बात पर कें द्रि त ह ै कि  क्या राज्यों के पास राष्ट्रप ति  

द्वारा राष्ट्रीय वगीर्करण से पर,े अपनी एससी आबादी के भीतर वि शि ष्ट जरूरतों को पहचानने और 

संबो धि त करने की श क्ति  ह।ै

समग्र आउटलुक:
• सुप्रीम को र्ट सामा जि क न्याय, समानता और योग्यता के वि चारों को संतु लि त करते हुए 
एससी श्रेणी के भीतर उप-वगीर्करण के औ चि त्य की गंभीरता से जांच कर रहा ह।ै
• अं ति म फैसले का संभा वि त रूप से देश भर में आरक्षण नी ति यों और उनके का र्यान्वयन पर 
महत्वपू र्ण प्रभाव पड़ेगा।

प्री लि म्स बूस्टर

चुनाव आयोग (ईसी) ने वि वाद को सुलझाने में नि र्णायक कारक के रूप में पाटीर् की 
वि धायी शाखा में बहुमत का इस्तेमाल कि या। चुनाव आयोग के अं ति म आदेश के 
अनुसार, अजीत पवार के गुट को 57 सांसदों, वि धायकों और एमएलसी का सम र्थन प्राप्त 
था, जब कि  शरद पवार के गुट को 28 का सम र्थन प्राप्त था। चुनाव आयोग ने मूलभूत 
कमी का हवाला देते हुए पाटीर् के संगठनात्मक वि ं ग में बहुमत के परीक्षण को खा रि ज कर 
दि या। आंत रि क चुनावों में आधार और पारद र्शि ता। चुनाव आयोग ने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 
हलफनामों पर वि चार कि या और नि ष्पक्ष लोकतां त्रि क प्र क्रि याओ ंके लि ए राजनी ति क 
दलों में "गैर-पारदशीर् कामकाज" के मुद्दों को संबो धि त करने के महत्व पर जोर दि या।

🗳

 चुनाव आयोग (ईसी) चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के 
अ धि कार के तहत कि सी मान्यता प्राप्त राजनी ति क दल के प्र ति दं्वद्वी समूहों या वगोर्ं के 
बीच उसके नाम और प्रतीक के संबंध में वि वादों का समाधान करता ह।ै

⚖

 इस आदेश का पैराग्राफ 15 चुनाव आयोग को ऐसे वि वादों को हल करने का 
अ धि कार देता ह,ै और इसकी कानूनी स्थि ति  को सवोर्च्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा 
गया ह,ै जैसा कि  1971 में सा दि क अली और अन्य बनाम ईसीआई के मामले में पु ष्टि  की 
गई ह।ै

🏛

 एक समूह को आ धि का रि क पाटीर् के रूप में मान्यता देने से पहले, चुनाव आयोग 
अपने संगठनात्मक और वि धायी दोनों वि ं गों में राजनी ति क दल के भीतर सम र्थन पर 
वि चार करता ह,ै पाटीर् के सं वि धान, पदा धि का रि यों की सूची और प्र ति दं्वद्वी शि वि रों में 
सांसदों और वि धायकों की संख्या की जांच करता ह।ै सदस्यों द्वारा दायर शपथ पत्रों पर 
भी वि चार कि या जा सकता ह।ै

🏷

 नि श्चि त बहुमत मि लने के बाद, चुनाव आयोग एक गुट के पक्ष में वि वाद का फैसला 
कर सकता ह,ै उसे मान्यता प्राप्त पाटीर् का नाम और प्रतीक दे सकता ह,ै या दूसर ेसमूह 
को एक अलग राजनी ति क दल के रूप में पंजीकृत करने की अनुम ति  दे सकता ह।ै

❄

 कि सी भी गुट के बहुमत के बार ेमें अ नि श्चि तता के मामलों में या य दि  पाटीर् लंबवत 
रूप से वि भा जि त ह,ै तो चुनाव आयोग पाटीर् के प्रतीक को जब्त कर सकता ह ैऔर समूहों 
को नए नामों या मौजूदा नामों में संशोधन के तहत पंजीकरण करने की अनुम ति  दे सकता 
ह।ै

🗳

 य दि  चुनाव आसन्न हैं, तो चुनाव आयोग तत्काल चुनावी उदे्दश्यों के लि ए पाटीर् के 
प्रतीक को जब्त कर सकता ह ैऔर नि र्णय होने तक समूहों को वि भि न्न नामों और 
अस्थायी प्रतीकों का उपयोग करके चुनाव में भाग लेने की सलाह दे सकता ह।ै

🤝

 य दि  प्र ति दं्वद्वी गुट भ वि ष्य में अपने मतभेद सुलझा लेते हैं या फि र से एकजुट हो जाते 
हैं, तो वे एकीकृत पाटीर् के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लि ए चुनाव आयोग से संप र्क 
कर सकते हैं। चुनाव आयोग को समूहों के एक इकाई में वि लय को मान्यता देने का भी 
अ धि कार ह ैऔर वह मूल पाटीर् के प्रतीक और नाम को बहाल कर सकता ह।ै

नि म्न लि खि त कथनों पर वि चार करें:
1. भारत का चुनाव आयोग पांच सदस्यीय नि काय ह।ै 2. कें द्रीय गृह मंत्रालय आम 
चुनाव और उप-चुनाव दोनों के संचालन के लि ए चुनाव का र्यक्रम तय करता ह।ै 3. 
चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनी ति क दलों के वि भाजन/ वि लय से संबं धि त वि वादों 
का समाधान करता ह।ै ऊपर दि ए गए कथनों में से कौन सा/से सही ह/ैहैं? (ए) केवल 
1 और 2 (बी) केवल 2 (सी) केवल 2 और 3 (डी) केवल 3
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